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2290.
ठेका श्र‎मिकों को दी जाने वाली न्यूनतम मजदूरी 
श्री राजीव प्रताप रूडी:
क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(क) 
क्या यह सच है कि ऐसे अनेकों मामले हुए हैं जहां देश के उद्योगों या संगठनों में 
नियोजित ठेका श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी का भुगतान नहीं किया गया है या लाभ 
प्रदान नहीं किए गए हैं;

(ख) 
यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) 
क्या सरकार इस बात पर ध्यान दे रही है कि ठेका श्रमिकों के लिए न्यूनतम कार्य दशाएं

सुनिश्चित करने में राज्यों के बीच असमानताएं हैं; और
(घ) 
यदि हां, तो क्या सरकार ने इसका समाधान करने के लिए कोई कदम उठाए हैं और 
तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?
उत्तर
श्रम और रोजगार मंत्री
(श्री म‎ल्लिकार्जुन खरगे)
(क) और (ख)
: ठेका श्रम (‎विनियमन एवं उत्सादन) अ‎धिनियम, 1970 और न्यूनतम मजदूरी अ‎धिनियम, 1948 के अंतर्गत ‎शिकायतों पर संबं‎धित समु‎चित सरकार द्वारा उक्त अ‎धिनियमों के अंतर्गत कार्रवाई की जाती है। राज्य सरकारें, ‎निजी और राज्य क्षेत्र के प्र‎तिष्ठानों के संबंध में समु‎चित सरकारें हैं। केन्द्रीय क्षेत्र में, जब कभी ऐसी ‎शिकायतें प्राप्त होती हैं, मुख्य श्रमायुक्त (केन्द्रीय) कार्यालय संगठन प्र‎तिष्ठान का ‎निरीक्षण करवाता है और न्यूनतम मजदूरी अ‎धिनियम के उपबंधों का उल्लंघन करते पाए गए चूककर्त्ता ‎नियोजक के ‎विरुद्ध न्यायालय में अ‎भियोजन दायर करके कार्रवाई की जाती है। इस सक्षम अ‎धिकारी के समक्ष इस अ‎धिनियम के अंतर्गत दावा मामला भी दायर ‎किया जाता है जो दावे के संबंध में ‎निर्णय लेता है और कामगारों को क्ष‎तिपू‎र्ति के साथ मजदूरी के 
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अंतर का भुगतान करने का ‎निदेश देता है। ‎विगत दो वर्षों में दायर ‎किए गए और ‎‎निर्णीत दावों का ब्यौरा ‎निम्नवत है। 
	
	वर्ष 2010-11
	वर्ष 2011-12

	दायर ‎किए गए मामलों की संख्या 
	2074
	1837

	‎निर्णीत दावा मामलों की संख्या 
	1964
	1166

	प्रदान की गयी धनरा‎शि 
	96,80,172
	3,11,03,382


(ग) और (घ):
 संबं‎धित राज्य सरकार को अपने-अपने राज्यों में ‎न्यूनतम मजदूरी के ‎निर्धारण, संशोधन, समीक्षा और प्रवर्तन की श‎‎क्तियां प्रदान की गयीं हैं। तथा‎पि,पूरे देश में  एकसमान मजदूरी ढांचा रखने और न्यूनतम मजदूरी में असमानता को कम करने के उद्देश्य से, वर्ष 1991 में राष्ट्रीय ग्रामीण श्रम आयोग (एनसीआरएल) की ‎सिफा‎रिश के आधार पर राष्ट्रीय सतही स्तर की न्यूनतम मजदूरी की अवधारणा को मूर्त्त रूप ‎दिया गया था। केन्द्रीय सरकार ने राष्ट्रीय सतही स्तर की न्यूनतम मजदूरी ‎दिनांक 01.04.2011 से 100/-रुपये से बढ़ाकर 115/-रुपये प्र‎तिदिन कर दी है। 
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